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अ�याय XVII- जल संसाधन, नद! 	वकास और गंगा पनु:�धार मं�ालय 

 

 

 

राK"(य प/रयोजना �नमा�ण �नगम 	ल	मटेड 

17.1 भारत-बांRलादेश सीमा पर सड़क का 
नमा�ण और बाड़ लगाने के काम के 
नLपादन 

म� अ
नय0मतताए ँ

- पुरा म' भारत-बांzलादेश सीमा पर सड़क �नमा�ण और बाड़ लगाने म' फरवर( 2007 के 

अग,त 2010 के दौरान मूOयांकन म' काफ� व�ृ>ध के कारण अ�य>धक �वलdब हुआ। 

इसके अलावा, सSम =ा>धकार( �वारा अ>{म$ पर Qयाज क� छूट के अनुमोदन के -बना 

तीन ठेकेदार$ को अनौपचा/रक अ>{म के भुगतान और इस अ>{म पर Qयाज क� छूट स े

` 28.02 करोड़ का अनु>चत �वLीय लाभ हुआ। प/रयोजना नौ वष� बीत जाने के बावजूद 

अभी तक पूर( नह(ं हुई है। 

राlM�य प,रयोजना @नमा7ण @नगम �ल�मटेड (एनपीसीसी) /Nपुरा राjय म6 सड़क के @नमा7ण 

और भारत-बांzलादेश सीमा (आईबीबी) पर बाड़ लगाने के के �लए गहृ मंNालय (गहृ मंNालय) 

के साथ समझौता rापन (एमओयू) >कया (17 माच7 2006)। बाड़ लगाने के काम का 

उ:देLय आईबीबी पार से घुसपैठ, त%कर� और अ�य राlM ;वरोधी ग@त;वGधय9 पर अकुंश 

लगाना था। समझौता rापन के Dावधान9 के अनसुार, एनपीसीसी क! प,रयोजना के ;व%तार 

हेतु सव�Tण और क6 p�य लोक @नमा7ण ;वभाग (सीपीडRaयूडी) के मानदंड9 के अनुसार एक 

Eयापक अनुमान तैयार करना था। काय7 क! %वीकृत लागत तकनीक! स�म@त के महा@नदेशक 

(सीपीडRaयूडी) क! अPयTता (ट�सी) :वारा जांच और उmच %तर क! अGधकार Dा+त समी@त, 

गहृ मंNालय (एचएलईसी) :वारा अनुमो)दत अनुमान के मुता/बक होना था।  

ट�सी (20 नवंबर 2006) ने एनपीसीसी :वारा D%तुत Dारं�भक प,रयोजना अनुमान को 

अपया7+त पाया और, इस�लए, केवल इस शत7 के साथ अनुमान को अ% थायी मंजूर� यह कह 

कर द� थी >क अ@ंतम अनुमान से ;व�भ�न मद9 क! माNा म6 ;वचलन सीमा ;वnपोषण 

,रपोट7  (बीएफआर) अ@ंतम समायोजन और अनुमोदन के �लए 15 D@तशत काम >^याि�वत 

करने के बाद एनपीसीसी :वारा D%तुत क! जाएगी। हालां>क, ता2का�लकता और काम के 

मह2व को Pयान म6 रखते हुए एचएलईसी ने (फरवर� 2007) म6 @नण7य �लया >क अ% थायी 

                                                           

 बीएफआर सेल म� एजीडी (बीडीआर) के अंतग?त तकनीक� का6म?क शा6मल हZ जो ट�सी म� �,तुत करने से 

पूव? सभी �,ताव/ क� जांच करत ेहZ। 
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अनुमोदन के बजाय, यह मोटे तौर पर अनुमान के आधार पर अनुमोदन के Zप म6 >कया 

जाये और एनपीसीसी को 25 D@तशत काय7 होन े के बाद ;व%ततृ सव�Tण/डटेा/वा%त;वक 

@नमा7ण के आधार पर माNा का सट�क अनुमान D%तुत करने के �लए @नद��शत >कया गया 

था। इसके अलावा, काम के पूरा होने के बाद, पूण7 समGथ7त ;ववरण स)हत अ@ंतम लागत 

ि�लयर6स हेतु ट�सी को D%तुत करना अ@नवाय7 थी।  

एनपीसीसी ने 25 D@तशत काय7 क! Dग@त बताते हुये इन दोन9 कायk के �लए @नIन�लiखत 

संशोGधत अनुमान (आरई) (अग%त 2010) D%तुत >कया: 

काय� के �कार वा
त�वक 


वीकृ�त (` 

करोड़ म�) 

(फरवर� 2007) 

संशो�धत 

अनुमान (` 

करोड़ म�) 

(अग
त 2010)  

व#ृ�ध 

(��तशत 

म�) 

�ारं$भक ल'य 

पूण� होने क-  

तार�ख 

संशो�धत 

ल'य पूण� 

होने क- 

�त�थ 

काय�-I सीमा 
तंभ 

सं. 2283 से 2300-

66.45 /कलोमीटर 

131.24 करोड़ 386.62 करोड़ 195 �दस�बर 2009 माच
 2019 

काय�-II सीमा 
तंभ 

सं. 2270 से 2283-69 

/कलोमीटर 

144.65 करोड़ 589.75 करोड़ 308 

जैसा >क उपरो�त ता�लका से %पlट है, >क काय7-। और काय7-।। क! लागत म6 फरवर� 2007 

से अग%त 2010 क! अवGध के दौरान ^मश: 195 D@तशत और 308 D@तशत क! व:ृGध 

हुई। लागत म6 व:ृGध का मुhय कारण एनपीसीसी ने �म�ट� क! खुदाई क! माNा म6 व:ृGध 

और काय7-। म6 "नरम �म�ट�" का "सॉ�ट रॉक" म6 �म�ट� वग�करण के प,रवत7न को बताया 

था। 

लेखापर�Tा ने देखा >क Dारं�भक अनुमान म6 केवल खदुाई म6 ठोस/घनी �म�ट� के �लए 

�म�ट� क! खदुाई के �लए Dावधान था और काय7-। व ।। म6 �म�ट� क! खदुाई के �लए 

Dारं�भक अनुमान म6 �म�ट� या च�टान9 के >कसी भी अ�य Dकार का कोई िज^ नह�ं था। 

हालां>क, संशोGधत अनुमान D%तुत करते समय, ‘सॉ�ट रॉक’ के �लए नया मद काय7-। म6 

खदुाई के काय7 के अतंग7त उिaलiखत >कया गया था और काय7-।। म6 भू�म क! खदुाई म6 

अ@त,र�त �ल�ट के अ@त,र�त Dावधान को आरई क! लागत म6 व:ृGध का 1.62 के 

अ@त,र�त लागत घटक पर दावा >कया गया था। 
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इन अनुमान9 क! जांच व चचा7 ;व�भ�न ट�सी और एचएलईसी बैठक9 म6 हुई जहां कोई भी 

स�म@त वा%तव म6 एनपीसीसी :वारा @नlपा)दत हुई माNा को Dमाiणत नह�ं कर सक!। 

एचएलईसी ने द%तावेजीकरण म6 और भी क�मयां देखी जो @नIन�लiखत Dकार थी: 

� एनपीसीसी ने काय7 शुZ होने से पूव7 वा%त;वक ब6चमाक7  के संबंध म6 ,रकॉड7 क! गई 

और पर�Tण जांच (@तGथ स)हत) क! गई बु@नयाद� %तर क! >कताब9 क! मलू D@तया 

D%तुत नह�ं क!;  

� %थल पर ब6चमाक7  या डडै मैन के ,रकॉq7स, @नर�Tण ट�म9/स�म@त :वारा %थल पर 

नह�ं देखे जा सके; 

� कुल %टेशन सव�Tण के अ%थाई डाटा क! सॉ�ट कॉपी एनपीसीसी :वारा उपलRध 

नह�ं कराई गई; 

� �म�ट� वग�करण से संबंGधत अ�भलेख9 का रखरखाव नह�ं >कया गया था; और 

� आरई D%तुत करते समय (अग%त 2010) वहाँ मूल जमीनी %तर (ओजीएल) और 

अ@ंतम %तर पर काम के बीच अतंर था। 

चूँ>क आईबीबी के साथ सड़के बनाने और बाड़ लगाने के काम म6 देर� नह�ं क! जा सकती 

थी इसका Pयान रखते हुए >क ओजीएल स2या;पत नह�ं >कया जा सकता है, काय7-।। के 

�लये /Nपुरा म6 आईबीबी के साथ सड़क @नमा7ण और बाड़ लगाने के �लये ` 338.86 करोड़ 

क! @नवे)दत आरई के D@त केवल ` 282.84 क! %वीकृ@त के �लये ट�सी (19 जनवर� 2016) 

और एचएलईसी (04 फरवर� 2016) सहमत हुआ। इसके अ@त,र�त काय7-।। के �लये 

` 589.75 करोड़ के @नवे)दत संशोGधत अनुमान के D@त एचएलईसी :वारा केवल ` 238.74 

करोड़ अनुमो)दत >कया गया था (अग%त 2016)। एचएलईसी ने @नद�श )दया >क लागत 

अनुमान म6 आगे कोई संशोधन नह�ं >कया जाएगा। इसके अलावा, संशोGधत अनुमान म6 इस 

तरह क! कमी क! वजह से, सGचव, सीमा Dबंधन, गहृ मंNालय ने भी सीपीडRaयूडी से भ;वlय 

म6 इस तरह क! प,रयोजनाओं को लेने के �लए एनपीसीसी क! तकनीक! Tमता के बारे म6 

पूछा। 

Dमाiणक और उGचत ,रकॉड7 न रखने के कारण, एनपीसीसी, ट�सी/एचएलईसी म6 अपने दावे 

को बनाए रखने म6 असमथ7 रहा था। इसके अलावा, �म�ट� क! ि%थ@त और �म�ट� क! खुदाई 

के असंगत आकलन म6 एनपीसीसी :वारा अपनाई गई तकनीक! D>^या म6 क�मय9 का 

संकेत शा�मल था। हालां>क, एनपीसीसी ने एनपीसीसी �सलचर पर दोषपूण7 अनुमान D%तुत 
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करने के �लए कोई कार7वाई नह�ं क!। इन क�मय9 से न केवल लागत म6 व:ृGध और 

अ2यGधक देर� हुई, बिaक घुसपैठ, त%कर� और अ�य राlM ;वरोधी ग@त;वGधय9 को रोकने 

के सुरTा उ:देL य पूण7 नह�ं हुये और प,रयोजना काय7 शुZ होने के नौ वष7 बाद भी पूण7 नह�ं 

हुई (अ�टूबर 2016)। 

इसके अ@त,र�त, दोषपूण7 अनुमान D%तुत करने और ठेकेदार को अनुGचत तदथ7 अG�म देने 

म6 समय और लागत म6 व:ृGध के मामले और Rयाज म6 छूट देने के मामले देखे गये। 

@नlकष7 @नIन�लiखत Dकार है। 

(क) 
नLपा6दत काय� क� अ%धक !रपो6ट�ग होने के कारण ठेकेदार5 को ` 15.40 करोड़ 

का अनौपचा!रक अ%Zम 

एनपीसीसी, �सलचर (14 अ�टूबर 2012) ने तीन ठेकेदार9  को उनके :वारा >कये गये 50 

D@तशत काय7 के आधार पर काम म6 तेजी लाने के �लए ` 87.42 करोड़ wपये के अG�म के 

भुगतान के �लए अपने मुhयालय काया7लय, नई )दaल� को एक D%ताव अनुमोदनाथ7 भेजा। 

D%ताव को @नदेशक मgडल के अनुमोदन के /बना इस बात का हवाला देते हुए, अनुमो)दत 

कर )दया (22 अ�टूबर 2012) >क यह एक ;वशषे मामला था। तदनुसार, तब एनपीसीसी 

के पूव7 जोनल Dबंधक, �सलचर, ने ह%ताTर >कए और तीन ठेकेदार9 को 23 अ�टूबर 2012 

को %वीकृ@त पN जार� >कया। हालांक!, ,रकॉड7 ने यह संकेत )दया >क पूव7 जोनल Dबंधक 19 

अ�टूबर 2012 से 26 अ�टूबर 2012 तक नई )दaल� के दौरे पर था। जब>क बाहर� दौरे 

पर होते हुऐ %वीकृ@त पN जार� करने के कारण9 को ,रकॉड7 म6 नह�ं पाया गया। लेखापर�Tा 

ने पाया >क अ�टूबर 2012 तक @नlपा)दत काम के मूaय के आधार पर ठेकेदार9 को  

` 82.87 करोड़ का अG�म भुगतान >कया गया था अथा7त ` 174.84 करोड़ जो गलत था 

�य9>क वा%त;वक Zप से >कये गये काय7 का मूaय केवल ` 142.34 करोड़  था। एनपीसीसी 

�सलचर ने ठेकेदार9 को अG�म देते समय /Nपुरा राjय म6 वा%तव म6 ^मश: 36 >कलोमीटर 

(>कमी) और 103 >क.मी से अGधक बाड़ लगाने और सड़क @नमा7ण क! सूचना द�। इससे 

)दसंबर 2012 से 2015-16 क! अवGध म6 ` 15.40 करोड़ के अमा�य अG�म के भुगतान 

और ` 5.13 करोड़ के Rयाज क! हा@न हुई। इसके अलावा, एनपीसीसी, �सलचर ने इस तyय 

के बावजूद >क ठेकेदार9 के साथ >कये गये ठेके म6 Rयाज मु�त त:7थ अG�म का कोई 

Dावधान नह�ं है >कये गये 50 D@तशत काय7 के आधार पर मैसस7 को%टल Dोजे��स �ल�मटेड 

को >फर से ` 60.00 करोड़ का Rयाज मु�त त:7थ अG�म का भुगतान >कया (जून 2015 

से अग%त 2015)। ठेके म6 केवल लाभवदं� अG�म के भुगतान का Dावधान था वो भी 10 
                                                           

  मैसस? कृaणा रेwडी, मैसस? को,टल �ोजे;�स 6ल6मटेड और मैसस? �साद एंड क$पनी 

  ` 174.84 करोड़ ` 32.50 करोड़ 
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D@तशत Rयाज स)हत और बuक गारंट� के D@त ठेके मूaय के 10 D@तशत तक सी�मत था। 

इस�लए /बना Rयाज लगाये @नlपा)दत काय7 के 50 D@तशत के आधार पर ठेकेदार9 को तदथ7 

अG�म का भुगतान उGचत नह�ं था। इसके अलावा, ऐसे अG�म देने से पहले गहृ 

मंNालय/बीओडी से कोई अनुमोदन Dा+त नह�ं >कया गया था।  

(ख) ठेकेदार$ को 7दए गए अनौपचा/रक अ>{म पर ` 16.57 करोड़ क� Qयाज रा	श क� 

अनु>चत छूट 

एनपीसीसी, �सलचर ने तीन ठेकेदार9 को अ�टूबर/)दसंबर 2012 म6 तदथ7 अG�म के Zप म6 

` 82.87 करोड़ wपए जार� >कये इस शत7 पर >क अगर @नlपा)दत काम भुगतान क! तार�ख 

से छह मह�ने के भीतर गहृ मंNालय :वारा मंजूर नह�ं >कया गया तो, एनपीसीसी ठेकेदारो 

को >कये गये भुगतान पर अG�म के भुगतान क! तार�ख से Dच�लत बuक Rयाज (10 D@तशत 

क! दर पर) Dभा,रत करेगा। 

अ�टूबर/)दसंबर 2012 स,े 31 माच7, 2016 तक ` 82.87 करोड़ के अG�म पर तीन ठेकेदार9 

से वसूल� योzय Rयाज क! कुल रा�श ` 28.02 करोड़ थी। हालां>क, (अDैल 2014 स ेमाच7 

2016 तक) ` 16.57 करोड़ क! रा�श एनपीसीसी के अPयT एवं Dबंध @नदेशक (सीएमडी) 

ने बीओडी और गहृ मंNालय क! मंजूर� के /बना माच7 2016 म6 माफ कर द� गई थी >क 

ठेकेदार को )दये गये अG�म %वीकृ@त पN म6 10 D@तशत Rयाज Dभा,रत करने के �लए 

कोई %पlट खडं नह�ं था। ` 11.44 करोड़ क! शषे रा�श के �लए (माच7 2014 तक), अPयT 

एवं Dबंध @नदेशक :वारा अनुमो)दत )ट+ पणी म6 यह उaलेख >कया था >क ;व�शlट काय7वाह�, 

क! जाये हालां>क, क! जाने वाल� काय7वाह� के बारे म6 नह�ं बताया गया था। 

बीओडी और गहृ मंNालय क! मंजूर� के /बना एनपीसीसी :वारा ` 16.57 करोड़ Rयाज छूट 

और ` 60 करोड़ के अ@त,र�त Rयाज म�ुत अG�म के भुगतान का @नण7य अ@नय�मत और 

अ;ववेकपूण7 था �य9>क अनुबंध क! शतk म6 ठेकेदार9 को तदथ7 अG�म देने के �लए कोई 

Dावधान नह�ं था। 

जोनल Dबंधन (�सलचर) ने कहा (19 जुलाई 2016) >क @नlपा)दत अ@त,र�त काय7 के 

;वZ:ध तथा काय7 को जaद� करने के �लये और ठेकेदार :वारा 110 D@तशत बuक गारंट� 

D%तुत करने के उपरा� त सTम DाGधकार� अथा7त कापरेट काया7लय के अनुमोदन से अG�म 

का भुगतान >कया गया था और ` 82.87 करोड़ क! त:7थ अG�म रा�श मई 2016 के दौरान 

चालू खाता /बल से पहले ह� समायोिजत कर ल� गई थी। इसके अ@त,र�त, कहा >क, ठेके 

क! शत7 के अनुसार Rयाज Dभा,रत करने के �लये कोई Dावधान नह�ं है इस�लये 01 अDैल 

2014 से Rयाज म6 सTम DाGधकार� के अनुमोदन से छूट द� गई थी। 
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मंNालय ने Dबंधन के ;वचार9 को समथ7न >कया (जनवर� 2017)। 

Dबंधन का उnर %वीकाय7 नह�ं है �य9>क ठेकेदार9 को अG�म %वीकृ@त पN म6 10 फ!सद� 

क! दर से Rयाज लगाने का Dावधान था। इसके अलावा, इन D%ताव9 म6 से न तो अG�म 

देने और न ह� Rयाज माफ करने के >कसी भी Dावधान म6 एनपीसीसी के बीओडी का 

अनुमोदन नह�ं था। 

इस Dकार, दोषपूण7 अनुमान D%तुत करन,े बीओडी/गहृ मंNालय क! मंजूर� के /बना ठेकेदार9 

को तदथ7 अG�म देने और Rयाज क! छूट देने स ेन केवल प,रयोजना म6 देर� हुई, बिaक 

लागत भी बढ़� तथा एनपीसीसी ने ठेकेदार9 को ` 28.02 करोड़ तक का अनुGचत ;वnीय 

लाभ )दया।  

  




